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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
स्वच्छ गंगा मिशन की उपलब्धियां
1592. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
विगत तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी के साफ किए गए जल की प्रतिशतता क्या है और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; 
(ख) 
क्या मिशन की उपलब्धियां अपेक्षा के स्तर की हैं; 
(ग) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गंगा नदी की स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार की भावी कार्य योजना क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं  मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री 
(डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण हेतु 20,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से मई, 2015 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम, नगरपालिका के सीवेज के परिशोधन, औद्योगिक अपशिष्ट के परिशोधन, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता, घाट और शवदाहगृह निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, जैव-विविधता, जागरूकता सृजन और सार्वजनिक पहुंच जैसे विभिन्न कार्यों के जरिए गंगा नदी को साफ करने की एक सम्पूर्ण संकल्पना है। इन कार्यों के लिए 16713.17 करोड़ रूपए की 187 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, इनमें से अब तक 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों में 1836.40 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है।
(ख) से (घ) नए कार्यक्रम के तहत कार्य शुरू करने में कुछ प्रारंभिक विलंब के बाद से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ी है। निविदा प्रक्रिया में विलंब, पुनः निविदा मंगाने, भूमि उपलब्ध न होने, कानूनी मसले, प्राकृतिक आपदाएं (जैसे बाढ़ आदि), सड़क काटने/चौराहे आदि के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों की अनुमति लेने में विलंब जैसी अड़चने आम हैं जिनका सामना करना पड़ता है। पहले निर्मित सीवेज परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) अधिकतम क्षमता तक कार्य नहीं कर रहे तथा संचालन और रखरखाव में भी कमी है। विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ लगातार तालमेल, फील्ड दौरों और नियमित निगरानी द्वारा मुद्दों का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/पर्यवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त कर रही हैं। पुराने एसटीपी का उन्नयन/पुनरूद्धार किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार के वित्तपोषण के तहत मंजूर की जा रही सभी नई परियोजनाओं में 15 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव घटक शामिल हैं। संचालन और रखरखाव के भुगतान को एसटीपी के कार्य –निष्पादन से जोड़ने के लिए प्रभावी तंत्र सहित सीवेज अवसंरचना का करार देने की खातिर हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल प्रयोग किया जा रहा है। नदियों की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर भी, इन परियोजनाओं को 2020 तक पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।
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